भारत सरकार
वित्त मंत्रालय 
वित्तीय सेवाएं विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2097        
(जिसका उत्तर 01 जनवरी, 2019/11 पौष, 1940 (शक) को दिया जाना है)
पीएसबी की अनर्जक आस्तियां 
2097.
श्री सैयद नासिर हुसैन: 
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क)
क्या पिछले तीन वर्षों में इरादतन चूककर्ताओं के ऋणों के कारण बैंकों की अनर्जक आस्तियां खतरनाक स्तर तक पहुंच गई हैं; और 
(ख)
यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा बैंक-वार किए गए उपचारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्‍ल)
(क): घरेलू परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का कुल सकल अग्रिम जो दिनांक 31.03.2008 की स्थिति के अनुसार, 16,98,109 करोड़ रुपए था, दिनांक 31.03.2014 को बढ़कर 45,90,570 करोड़ रुपए हो गया। आरबीआई के द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दबावग्रस्त आस्तियों में अचानक हुई वृद्धि के मुख्य कारणों में, अन्य बातों के साथ-साथ, आक्रामक उधार पद्धति, इरादतन चूक/ऋण धोखाधड़ी/कुछेक मामलों में भ्रष्टाचार तथा आर्थिक मंदी है। परिशुद्ध एवं पूर्णत: प्रावधानीकृत बैंक तुलन-पत्र के लिए वर्ष 2015 में की गई आस्ति गुणवत्ता समीक्षा (एक्यूआर) से अनुपयोज्‍य आस्तियों (एनपीए) में अत्यधिक वृद्धि का पता चला। एक्‍यूआर तथा पीएसबी द्वारा तदनंतर पारदर्शी पहचान के परिणामस्‍वरूप दबावग्रस्‍त खातों को एनपीए के रूप पुनर्वर्गीकृत किया गया तथा दबावग्रस्‍त ऋणों के संबंध में अनुमानित हानियों, जिनके लिए पूर्व में पुनर्संरचित ऋणों के लिए प्रदान किए गए लचीलेपन के अंतर्गत प्रावधान नहीं किए गए थे, के लिए प्रावधान किए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान दबावग्रस्त ऋणों की पुनर्संरचना संबंधी ऐसी सभी योजनाओं को वापस ले लिया गया था। मुख्‍यत: दबावग्रस्‍त आस्तियों की एनपीए के रूप में इस पारदर्शी पहचान के परिणामस्‍वरूप, घरेलू परिचालनों के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार पीएसबी का सकल एनपीए, जो 31.3.2016 को 5,02,068 करोड़ रुपए था, 31.3.2017 को बढ़कर 6,41,057 करोड़ रुपये हो गया तथा दिनांक 31.03.2018 को बढ़कर 8,45,475 करोड़ रुपए हो गया। उनका सकल एनपीए दिनांक 30.09.2018 की स्थिति के अनुसार कम होकर 8,25,611 करोड़ रुपए (अनंतिम आंकड़े) हो गया जबकि पीएसबी द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार उक्त तिथि को इरादतन चूककर्ताओं की बकाया राशि 1,47,081 करोड़ रुपए थी। 
(ख): सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपायों के संबंध में यह नोट किया जा सकता है कि इरादतन चूककर्ताओं के संबंध में कई कदम उठाये गये हैं जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ निम्‍नलिखित शामिल हैं :- 
(1)
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुदेशों के अनुसार, बैंक अथवा वित्‍तीय सस्‍थाओं द्वारा इरादतन चूककर्ताओं को कोई भी अतिरिक्‍त सुविधाएं स्‍वीकृत नहीं की जाती हैं, उनकी इकाई को पांच वर्षों के लिए नये वेंचर जारी करने से प्रतिबंधित किया जाता है तथा जहां भी आवश्‍यक हो, उधारदाता उनके विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं।  
(2) 
सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 30.09.2018 तक इरादतन चूककर्ताओं के विरूद्ध 2,571 एफआईआर दर्ज की गई हैं और उनसे वसूली के लिए 9,363 वाद दायर किए गए हैं तथा 7,616 इरादतन चूककर्ताओं के मामले में वित्‍तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रर्वतन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई है। 
(3)  
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्‍त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 के अनुसार इरादतन चूककर्ताओं और ऐसी कंपनियों जिनके प्रर्वतक/ निदेशक इरादतन चूककर्ता हों, को निधियां एकत्र करने के लिए पूंजी बाजार में जाने से प्रतिबंधित किया जाता है। 
(4)
इरादतन चूककर्ताओं को दिवाला समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को संशोधित किया गया है। 

(5) 
भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने, ऐसे अपराधी की संपत्ति को कुर्क करने तथा किसी भी सिविल दावे की पैरवी करने से ऐसे अपराधी को अपात्र बनाने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 को अधिनियमित किया गया है।
(6) 
सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 50 करोड़ रुपए से अधिक के सभी खातों, यदि उन्हें एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो, उसकी जांच संभावित धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से करने के लिए कहा है। 

उपर्युक्त प्रयासों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है,  जैसाकि वैश्विक परिचालन के संबंध में आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार वसूली के कारण पीएसबी के एनपीए में पिछले साढ़े तीन वित्तीय वर्ष के दौरान 2,21,984 करोड़ रुपए की कमी और वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में पीएसबी के सकल एनपीए में 26,789 करोड़ रुपए की कमी को दर्शाया गया है। 
***
